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d`"kd lekpkj dh 32]000 izfr;ka lu~ 1960 ls gj eghus Nkidj lnL;ksa dks Hksth tkrh gSaa 

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 12 जून को गेहंू पर 
स्टॉक लिमिट लगा दी। ऐसा 15 वर्षों में पहली बार हुआ। 
मतं्रालय ने अपनी अधिसचूना में स्टॉक लिमिट की घोषणा 
करत ेहुए कहा कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखत ेहुए 
तथा जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए यह निर्णय 
लिया गया है। सभी राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में 
व्यापारियों, यों थोक विक्रेता ओं, ओ ंखुदरा विक्रेता ओं, ओ ं
बड़े चेन रिटलर तथा प्रोसेसर के लिए यह स्टॉक लिमिट 
लागू की गई है, जो 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। 
अधिसूचना के अनुसार व्यापारी/थोक विक्रेता  के लिए 
3000 मीट्रिक टन गेहंू रखने की सीमा है। रिटलर के लिए 
हर रिटल आउटलेट में 10 टन की सीमा निर्धारित की गई 
है। इसी तरह, बड़े चेन रिटलर्स को हर आउटलेट में 10 टन 
और डिपो में तीन हजार टन गेहंू रखने की अनुमति दी गई 
है। प्रोसेसर अपनी सालाना क्षमता के 75% तक अथवा 
2023-24 के बाकी बचे महीनों के लिए मासिक स्थापित 
क्षमता के बराबर (दोनों में से जो भी कम हो) गेहंू रख सकत े
हैं। खाद्य एव ंसार्वजनिक वितरण विभाग के व्हीट स्टॉक 

मॉनिटरिगं सिस्टम के पास इन सबको हर सप्ताह अपने 
स्टॉक की स्थिति बतानी है। अगर उनके पास अधिसूचना 
जारी होने के समय निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में गेहंू 
था तो उन्हें 30 दिनों के भीतर उसे कम करना पड़ेगा। गेहंू 
की सप्लाई सुधारने के लिए कें द्र सरकार ने सेंट्रल पूल से 
15 लाख टन गेहंू जारी करने का भी निर्णय लिया है। खुले 
बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत यह गेहंू 
आटा मिलों, लों निजी ट्रेडर, थोक खरीदारों तथा गेहंू के 
उत्पाद बनाने वालों को बेचा जाएगा। यह  बिक्री ई-नीलामी 
के जरिए की जाएगी। सरकार ने 23 जून को भारतीय 
खाद्य निगम (एफसीआई) को ई-नीलामी के माध्यम 
से गेहंू और चावल बेचने का निर्देश दिया। इस निर्देश के 
अनुसार निगम को 5 जुलाई से इनकी बिक्री करनी थी। 
बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इन दोनों कमोडिटी की 
कीमतों को नियंत्रित करने के मकसद से यह निर्णय लिया 
गया। इस ई-नीलामी में कोई भी खरीदार अधिकतम 100 
टन खरीद के लिए बोली लगा सकता है। उचित औसत 

गेहंू की कीमत और खरीद के आकंड़ों से इसके उत्पादन के सरकारी 
अनुमान पर सवाल 

- डॉ. बिस्वजीत धर
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क्वालिटी वाले गेहंू के लिए कम से कम 2150 रुपए प्रति 
क्विंटल की कीमत रखी गई है। यह कीमत घोषणा वाले 
सप्ताह के दौरान औसत थोक मूल्य की तुलना में छठवा ं
हिस्सा कम है। गेहंू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 
किए गए उपाय अहम जान पड़त ेहैं, क्योंकिक्यों सरकार ने 
ऐसा कोई संकेत नही ंदिया है कि उत्पादन में कमी से गेहंू 
की किल्लत हो सकती है। सरकार ने तो फरवरी में जारी 
खाद्यान्न उत्पादन के दसूरे अग्रिम अनुमान में 1121.8 
लाख टन रिकॉर्ड गेहंू उत्पादन की बात कही थी। मई के 
अतं में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में इसे संशोधित कर 
1127.4 लाख टन कर दिया था। इन अनुमानों के आधार 
पर माना जा रहा था कि 2022-23 में गेहंू उत्पादन में वदृ्धि 
बीत े5 वर्षों के दौरान (2017-18 के बाद) सबसे अधिक 
होगी। 2021-22 में उत्पादन में गिरावट को देखत ेहुए यह 
अच्छी खबर थी। महीने के अतं में रबी मार्केटि गं सीजन 
शुरू हुआ तो गेहंू की सप्लाई को लेकर स्थिति अच्छी लग 
रही थी। सरकार का अनुमान था कि इस बार 342 लाख 
टन गेहंू की खरीद होगी। सरकार ने रबी मार्केटि गं सीजन 
2022-23 के दौरान 187.9 लाख टन गेहंू की खरीद की 
थी। 9 मई तक सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही थी। 
उस समय तक 252 लाख टन गेहंू की खरीद हो चुकी थी 
जो पिछले साल की तुलना 75 लाख टन अधिक थी। गेहंू 
की बाजार परिस्थितियों को लेकर पहली बार मई के मध्य 
में चितंा उभरने लगी। एफसीआई के आकंड़े बतात ेहैं कि 
उसके बाद से गेहंू की खरीद बहुत मामूली रह गई। मई के 
अतं तक कें द्र और राज्य की एजेंसिजें यों की कुल खरीद 
262 लाख टन तक ही पहंुच सकी। महत्वपूर्ण बात यह है 
कि जून में खत्म होने वाला खरीद का सीजन मई तक भी 
नही ंचल सका। खरीद सीजन खत्म हुआ तो वास्तविक 
खरीद सरकार के 342 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 

लगभग 25% काम थी। इस तरह मौजूदा रबी मार्केटि गं 
सीजन में गेहंू की खरीद का स्तर 2016-17 के बाद दसूरा 
सबसे कम था। उस वर्ष 230 लाख टन गेहंू की खरीब दईु 
थी। पिछले साल गेहंू उत्पादन में गिरावट से पहले 5 वर्षों 
के दौरान सालाना औसत खरीद 366 लाख टन थी। यह 
इस साल की तुलना में काफी ज्यादा है। यही नही,ं ही ंरबी 
मार्केटि गं सीजन 2021-22 में 433.4 लाख टन की खरीद 
हुई थी। वह भी तब जब उत्पादन सरकार के इस साल 
के अनुमान से भी कम था। उत्पादन के अनुमानों और 
वास्तविक खरीद के बीच तारतम्य न होने पर सरकार की 
तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसे अनेक सकेंत 
हैं जो इसकी वजह बतात ेहैं। सरकार इस साल गेहंू उत्पादन 
को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन मौसम ने विलेन का 
काम किया। मार्च और अप्रैल में गेहंू उत्पादन वाले प्रमुख 
इलाकों में बेमौसम बारिश से उत्पादन प्रभावित हुआ। 
इसके असर को देखत ेहुए कें द्र सरकार ने गेहंू खरीद के लिए 
गुणवत्ता मानकों में ढील देने का फैसला किया, खासकर 
बारिश के कारण गेहंू की चमक खोने के चलत।े पिछले साल 
अपेक्षाकृत कम गणुवत्ता वाला गेहंू एफसीआई के गोदामों 
में पहंुचा था, जबकि निजी ट्रेडर और मिलिगं इंडस्ट्री ने 
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत 
देकर अच्छी क्वालिटी का गेहंू खरीदा था। इंडस्ट्री ने सीधे 
बाजार से गेहंू खरीदने का जो फैसला किया वह खलुी बाजार 
बिक्री योजना के तहत गेहंू सप्लाई करने की सरकार की 
क्षमता को लेकर उनके नकारात्मक एसेसमेंट को दर्शाता 
है। इस सेंटीमेंट का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि 
सेंट्रल पूल में गेहंू का स्टॉक बहुत कम रह गया। अप्रैल में 
यह सिर्फ  83.5 लाख टन था जो 2008 के बाद सबसे कम 
है। उसी वर्ष गेहंू पर पहली बार स्टॉक लिमिट लगाई गई 
थी। जून में सेंट्रल पूल में गेहंू का स्टॉक 314 लाख टन 



d`"kd  lekpkj & vxLr] 2023	 3

पहंुच गया जो जून 2022 के 311 लाख टन की तुलना में 
थोड़ा अधिक है। पिछले साल का स्टॉक भी 2008 के बाद 
सबसे कम था। मौजूदा खरीद सीजन में निजी ट्रेडर्स और 
मिलिगं इंडस्ट्री के अत्यधिक सक्रिय रहने के पीछे उनका 
यह आकलन हो सकता है कि 2022- 23 में गेहंू का उत्पादन 
2021-22 से भी कम रहेगा। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन 
के अनुसार गेहंू का उत्पादन सरकार के तीसरे अग्रिम 
अनुमान 1127.4 लाख टन से कम से कम 10 प्रतिशत 
नीचे रहेगा। गेहंू की कीमतों और खरीद का ट्रेंड बताता है 
कि इसके उत्पादन को लेकर इंडस्ट्री का आकलन ज्यादा 

सटीक है। गेहंू की मौजूदा बाजार परिस्थितिया ंसंकेत देती 
हैं कि आने वाले महीनों में इसकी सप्लाई कम हो सकती 
है। इसलिए महंगाई के रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा से 
नीचे आने से पहले ही अनाजों के दाम बढ़ सकत ेहैं। गेहंू 
की कीमतों में तजेी तो है ही, धान उत्पादन को लेकर भी 
सशंय बना हुआ है। खासकर बीत ेहफ्तों के दौरान मानसनू 
की स्थिति को देखत ेहुए। किसी भी तरह की सट्टेबाजी को 
रोकने के लिए सरकार ने तत्काल स्टॉक लिमिट लगाने 
का निर्णय लिया है। इसे उचित समय पर आवश्यक वस्तु 
अधिनियम लागू करने के लिए भी तयैार रहना चाहिए। 

कृषि सब्सिडी पर डब्लूटीओ में विकासशील देशों की निष्क्रियता 
और इसका परिणाम 

- डॉ. बिस्वजीत धर

विश्व व्यापार सगंठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि समझौत े
में एग्रीकल्चर सब्सिडी का मुद्दा सबसे विवादास्पद मुद्दों 
में एक रहा है। इस विषय पर विकसित और विकासशील 
देश एक दसूरे के बिल्कु ल विपरीत रहे हैं। विकासशील 
देशों का तर्क  है कि विकसित देश बड़े पैमाने पर कृषि 
सब्सिडी देत ेहैं। इसकी मदद से कई महत्वपूर्ण फसलों 
के ग्लोबल बाजार में उन्होंनेन्हों नेअपना बड़ा हिस्सा 
बना लिया है। इन देशों के लिए यह दोधारी तलवार की 
तरह हो गया है। एक तरफ तो सब्सिडी के कारण बड़े एग्री 
बिजनेस अतंरराष्ट्री य बाजार में अपने प्रोडक्ट को डपं 
करत ेहैं, जिससे विकासशील देशों के छोटे किसान वंचित 
रह जात ेहैं। उन्हें उन बाजारों में पहंुचने का अवसर नही ं
मिल पाता है, जबकि 1995 के डब्ल्यूटीओ के उरुग्वे दौर 
की वार्ता में उनके लिए समान अवसरों की बात कही गई 
थी। दसूरी बात यह है कि सब्सिडी का इस्तेमाल करके 

एग्री बिजनेस विकासशील देश के बाजारों का आसानी 
से दोहन कर सकत ेहैं। इस तरह ये इन देशों के कृषक 
समुदाय की आजीविका को विपरीत रूप से प्रभावित करत े
हैं। इसका असर इन देशों की घरेल ूखाद्य सुरक्षा पर पड़ 
सकता है। अमेरिका में कॉटन पर जो सब्सिडी दी जाती है, 
उसके विपरीत प्रभावों के बारे में ब्राजील ने विश्व व्यापार 
संगठन की विवाद निस्तारण बॉडी के सामने अपनी बात 
रखी थी। ब्राजील का कहना था कि कपास किसानों को 
अमेरिका की तरफ से जो सब्सिडी भुगतान और गारंटी 
दी जा रही है, वह डब्लूटीओ के कृषि समझौत े(एओए) में 
सब्सिडी के प्रावधानों के विपरीत है। इस सब्सिडी की वजह 
से बाजार में विकृति पदैा हुई और अतंरराष्ट्री य बाजारों में 
कपास के दामों में गिरावट आई। इसके अलावा अमेरिका 
निर्यात सब्सिडी भी दे रहा है जबकि डब्ल्यूटीओ के कृषि 
समझौत ेमें इसकी बिल्कु ल अनुमति नही ं है। अमेरिका 
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और ब्राजील के बीच विवाद ने विकासशील देशों को यह 
मौका दिया कि इस तरह की असमानता वाली सब्सिडी 
को दरू करने के लिए वह कृषि समझात ेमें संशोधन की 
मांग कर सकें । बेनिन, बुर्कि ना फासो, चाड और माली को 
कॉटन 4 नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका के ये 
देश विदेशी मुद्रा आय के लिए कपास निर्यात पर ही बड़े 
पमैाने पर निर्भर करत ेहैं। अमेरिकी सब्सिडी के बाद वहा ं
पदैा हुई दरु्दशा को भी सामने लाया गया। इन सबको दोहा 
दौर की वार्ता में व्यापक रूप से शामिल किया गया। उसमें 
तय किया गया कि डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौत ेमें नियम 
इस तरह होंगेहों गेकि विकासशील देश अपने विकास की 
जरूरतों को प्रभावी तरीके से लागू कर सकें । इसमें खाद्य 
सुरक्षा और ग्रामीण विकास भी शामिल है। डब्ल्यूटीओ 
के इतिहास में पहली बार विकासशील देशों ने एक समूह 
के रूप में बात की ताकि संबंधित नियमों को उनके हितों 
की सुरक्षा को देखत े हुए संशोधित किया जा सके। एक 
तरफ तो उन्होंनेन्हों नेविकसित देशों की सब्सिडी कम 
करने का दबाव दिया ताकि ग्लोबल मार्केट  में पदैा हुई 
विकृति को कम किया जा सके, दसूरी तरफ सब्सिडी की 
व्यवस्था में अतिरिक्त लचीलापन लाने की बात हुई जिससे 
विकासशील देश अपनी उभरती चुनौतियों, यों खासकर 
खाद्य एव ंआजीविका की सुरक्षा एव ंग्रामीण विकास से 
निपट सकें । लेकिन डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौत ेमें इन 
संशोधनों के दो दशक बाद पूरा एजेंडा जेनेवा में बातचीत 
की मेज से बाहर चला गया लगता है। विकासशील देशों 
के हिमायती, वह भी खासतौर से भारत जसेै देश कृषि 
समझौत ेकी अन्यायपूर्ण सब्सिडी को नए सिरे से सतंलुित 
बनाने के प्रयासों में पीछे छूट गए जान पड़त ेहैं। यही नही,ं 
ही ंसंकटग्रस्त कृषि क्षेत्र में जुटे अपने किसानों के हितों 
की रक्षा करने में भी उनके प्रयासों में कमी झलकती है। 

सवाल उठता है कि इन दोनों मुद्दों पर विकासशील देशों की 
निष्क्रियता उनके अपने हितों को किस तरह प्रभावित कर 
रही है? पहली बात तो यह कि विकासशील देशों ने विकसित 
देशों की तरफ से बाजार को विकृत करने वाली सब्सिडी पर 
लगातार निगरानी करना बंद कर दिया है, जबकि पहले वे 
ऐसा कर रहे थे। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ ब्राज़ील 
कपास पर सब्सिडी का जो मुद्दा लेकर गया था वह इसी 
निगरानी का परिणाम था। विकासशील देशों की तरफ से 
सक्रियता में कमी इस हद तक चली गई है कि उन्होंनेन्हों 
नेविकसित देशों से यह कहना भी बंद कर दिया है कि 
वे समयबद्ध तरीके से अपने सब्सिडी नोटिफिकेशन को 
जमा करें। इसी नोटिफिकेशन से कृषि सब्सिडी के बारे में 
आवश्यक सूचनाओ ंकी जानकारी मिलती है। डब्ल्यूटीओ 
पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार घरेल ूमदद 
अथवा उत्पादन से सबंंधित सब्सिडी के लिए नोटिफिकेशन 
जमा करने में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों 
भारत से 2 साल पीछे हैं। सब्सिडी के सवाल पर विकासशील 
देशों की निष्क्रियता का दसूरा प्रभाव अपने किसानों को 
इन देशों की तरफ से दी जाने वाली मदद में दिखता है। 
भारत में सरकार ने सब्सिडी में बढ़ोतरी की है और हाल 
के वर्षों में यह बढ़ोतरी तीव्र रही है। घरेलू मदद यानी 
उत्पादन संबंधित सब्सिडी पर भारत के नोटिफिकेशन 
से पता चलता है कि सब्सिडी की राशि 43.4 अरब डॉलर 
से बढ़कर 2021-22 में 87.7 अरब डॉलर पर पहंुच गई 
है। इस तरह भारत में कृषि पर जो सब्सिडी दी जा रही 
है वह डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौत ेकी प्रतिबद्धताओं के 
तहत सरकार की अधिकतम सीमा के करीब पहंुच गई है। 
उदाहरण के लिए चावल के मामले में देखें तो 2021-22 में 
कुल उत्पादन की वलै्यू के 15% के बराबर भारत में प्राइस 
सपोर्ट दिया। जबकि डब्ल्यूटीओ के समझौत ेमें कहा गया है 
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कि यह 10% से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए आश्चर्य 
नही ंकी भारत पर चावल के मामले में न्यूनतम समर्थन 
मूल्य (एमएसपी) घटाने का काफी दबाव है। डब्ल्यूटीओ 
के कृषि समझौत ेमें सब्सिडी का जो आकलन किया गया 
है, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा इसकी गणना का तरीका है। 
रूरल वॉयस पर पिछले दिनों एक लेख में मैंने इसके बारे 
में विस्तार से बताया था। संक्षेप में कहें तो सब्सिडी की 
गणना में 1986- 88 की औसत अतंरराष्ट्री य कीमत को 
लिया जाता है। उस कीमत में से एमएसपी को घटाकर जो 
आकंड़ा बनता है उसमें सरकार की खरीद की मात्रा को गनुा 
किया जाता है। यह तरीका इसलिए गलत है क्योंकिक्यों 
इसमें जो अतंरराष्ट्री य कीमत ली जाती है वह चार दशक 
पुरानी है। यह तरीका पूरी तरह भारत के हित के खिलाफ 
है। 1986-88 के बाद भारत में सालाना महंगाई (4% से 
अधिक) काफी रही है। इस तरह देखा जाए तो इस आधार 
पर सब्सिडी की गणना करना बेमतलब है। भारत के मामले 
में 1986-88 से 2021 के दौरान खुदरा महंगाई 970% 
बढ़ी है। कुछ वर्ष पहले तक भारत कई अन्य विकासशील 
देशों के साथ मिलकर लगातार यह कहता आ रहा था कि 
डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौत ेमें सब्सिडी के नियमों में 
संशोधन करना जरूरी है ताकि उनके हितों की रक्षा की जा 
सके। विकसित देशों की सब्सिडी को नियंत्रित करने से न 
सिर्फ  विकासशील देश ग्लोबल मार्केट  में अपनी मौजूदगी 
बढ़ा सकें गे, बल्कि अपने घरेल ूकिसानों को भी सब्सिडी 

वाले कृषि उत्पादों की डपंिगं से बचा सकें गे। लेकिन अभी 
यह स्पष्ट नही ंहै कि डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों ने 
अपनी आवाज उठाना क्यों बंद कर दिया है। जहा ंतक 
भारत की बात है, तो सब्सिडी के सवाल की अनदेखी करने 
का तत्काल प्रभाव द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौत े
(एफटीए) की बातचीत पर पड़ेगा। इस समय भारत 
यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कर रहा है। इसके 
अलावा भारत, अमेरिका के नेततृ्व वाले इंडो पेसिफिक 
इकोनॉमिक्स फ्रे मवर्क  (आईपीईएफ) का भी हिस्सा है। 
यह 14 देशों की क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था है। अमेरिका 
की प्रमुख आकांक्षाओ ंमें एक टैरिफ समेत सभी तरह की 
व्यापार बाधाओ ंको हटाकर कृषि बाजार का उदारीकरण 
है। लेकिन न तो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए, न 
ही आईपीईएफ के साथ बातचीत में कृषि सब्सिडी मुद्दा है। 
वार्ताओं में सब्सिडी का मुद्दा शामिल न होने तथा टैरिफ 
में कमी का भारत के लिए क्या मतलब है? अभी भारत 
प्रमुख खाद्य फसलों पर ऊंचा टैरिफ लगाकर विकसित 
देशों की सब्सिडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब 
टैरिफ में कमी हो जाएगी तब भारत की कृषि अर्थव्यवस्था 
को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 

(डॉ. बिस्वजीत धर जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और 
काउंसिल फॉर सोशल डवेलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेख 
में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं) 

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O



 6	 d`"kd  lekpkj & vxLr] 2023

RNI No. 831/1957	 izdk'ku dh frfFk % 1 vxLr] 2023
iksLVy jftŒ DL (S)-01/3092/2021-23	 ,y-ih-lh-] fnYyh vkj-,e-,l] fnYyh&6]

igys Hkqxrku fd;s fcuk iksLV djus dk ykblsal ua-	 rkjh[k 4 ,oa 5] vxLr 2023
U(C)-92/2021-23

Hkkjr d`"kd lekt ,&1] futkeqíhu osLV] ubZ fnYyh& 110013] Qksu% 011&41402278] 9667673186]  
bZ&esy% ho@bks.org.in] oSclkbZV% www.bks.org.in ds fy, Jh mjfoUnz falag HkkfV;k }kjk lEikfnr] 
eqfnzr o izdkf'kr rFkk ,ojsLV izsl] bZ 49@8 vks[kyk b.MLVªh;y ,fj;k] Qsl &2] ubZ fnYyh &110020 
}kjk eqfnzrA 

lkoZtfud lwpuk

Hkkjr —"kd lekt ds lnL;ksa ls vuqjks/k gS fd os Hkkjr —"kd lekt ds egklfpo ds dk;kZy; 
ds lkFk vius laidZ fooj.k dks v|ru djsaA

laidZ fooj.k fuEufyf[kr izk:i esa izLrqr fd, tkus dh vko';drk gS%

uke% 	 ____________________________________________
lnL;rk la[;k% 	____________________________________________
orZeku irk% 	 ____________________________________________
	 ____________________________________________
VsyhQksu uacj% 	 ____________________________________________
eksckby uacj%	 ____________________________________________
bZesy% 	 ____________________________________________

(—i;k irs dk lcwr dh ,d Nk;kizfr layXu djsa½ 
fof/kor Hkjk gqvk QkWeZ fuEufyf[kr irs ij LihM iksLV ;k bZesy }kjk bl ekg ds vUr rd ;k 
mlls igys tek djk,a:
egklfpo 
Hkkjr —"kd lekt
,&1, futkeqÌhu osLV, ubZ fnYyh] 110013
bZesy%& Samdarshi.bks@gmail.com
VsyhQksu%& 011&41402278
uksV% vkils vuqjks/k gS fd vki vU; lnL;ksa dks Hkh ,slk djus ds fy, lwfpr djsA


